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संयुक्त राष्ट्र  द्वारा भारत के चार राज्यों में 
सड़क सुरक्षा परियोजना का शुभारंभ
संदर्भ

•	 संयकु्त राष्ट्र ने चार राज्यों के साथ साझदेारी में सड़क 
सरुक्षा वित्तपोषण ढाँच ेहते ुएक परियोजना का शभुारंभ 
किया।

परिचय

•	 यह परियोजना राजस्थान, केरल, तमिलनाडु और असम 
में संयकु्त राष्ट्र निवासी समन्वयक कार्यालय के निर्देशन 
में लाग ूकी जाएगी।

•	 परियोजना का उद्देश्य राष्ट्रीय एवं उप-राष्ट्रीय स्तर पर 
सड़क सरुक्षा कार्ययोजनाओ ं के प्रभावी क्रियान्वयन 
हते ुक्षमता निर्माण करना तथा सड़क दरु्घटनाओ ंमें होने 
वाली मतृ्यु एवं गंभीर चोटों (जो विकलांगता का कारण 
बनती हैं) को कम करना ह।ै

•	 इस परियोजना का वित्तपोषण संयकु्त राष्ट्र सड़क सरुक्षा 
कोष द्वारा किया जाएगा।

सड़क यातायात मृत्यु 

•	 वैश्विक स्तर पर: विश्व 2030 तक सड़क दरु्घटनाओ ंस े
होने वाली मतृ्यु एवं चोटों को कम-स-ेकम 50% घटाने 
की प्रतिबद्धता (सड़क सरुक्षा के लिए कार्रवाई का दशक 
2021-2030) को परूा करने की दिशा में अग्रसर नहीं ह।ै

	� विश्व बैंक के अनसुार, आजीवन घायल रहने वाले 
व्यक्तियों के कारण सकल घरेल ूउत्पाद (GDP) का 
लगभग 7% प्रभावित होता ह।ै

•	 भारत: भारत वार्षिक सड़क दरु्घटना मतृ्यु संख्या के 
मामले में विश्व में प्रथम स्थान पर ह।ै अनमुानतः प्रति वर्ष 
1,53,972 लोगों की मतृ्यु होती ह,ै मतृ्यु दर 15.4 प्रति 
100,000 (WHO)।

•	 दिल्ली और मुबंई जैस ेमहानगरों में उच्च वाहन घनत्व, 
कमजोर यातायात प्रबंधन तथा संकरी सड़कों पर कार, 
मोटरसाइकिल, रिक्शा एवं पैदल यात्रियों के साझा 
उपयोग के कारण दरु्घटनाओ ंकी अधिकता ह।ै

•	 ग्रामीण क्षेत्रों में समस्या भिन्न ह:ै आपातकालीन 
प्रतिक्रिया समय लंबा होने और आघात चिकित्सा तक 
सीमित पहुचँ के कारण बचाई जा सकने वाली दरु्घटनाए ँ
भी घातक हो जाती हैं।

•	 आर थ्िक हानि: परिवार के कमाने वाले सदस्य की मतृ्यु 
हो जाती ह ैऔर राष्ट्र को GDP का 3% स ेअधिक 
वार्षिक आर्थिक हानि का सामना करना पड़ता ह।ै

सरकारी पहल 

•	 राष्ट्रीय सड़क सरुक्षा नीति, 2010: बेहतर सड़क 
अवसंरचना, यातायात नियमों का सख्त प्रवर्तन, उन्नत 
आपातकालीन चिकित्सा सेवाए,ँ जन-जागरूकता 
अभियान और दरु्घटना पश्चात दखेभाल पर बल।

•	 e-DAR / iRAD: सड़क दरु्घटना डेटा के कें द्रीकृत 
रिपोर्टिंग, प्रबंधन एवं विश्लेषण हते ुप्रणाली।

•	 दुर्घटना पीड़ितों को त्वरित सहायता:

	� दरु्घटना पीड़ितों की सहायता करने वाले “गडु 
समरैिटन” को ₹25,000 का परुस्कार।

	� शीघ्र मुआवजा: गंभीर चोट हते ु₹2.5 लाख, मतृ्यु 
हते ु₹5 लाख।

	� हिट-एडं-रन पीड़ितों के लिए उन्नत मआुवजा: मतृ्यु 
हते ु₹2 लाख, गंभीर चोट हते ु₹50,000।

	� ततृीय-पक्ष बीमा प्रक्रियाओ ंका सरलीकरण, किराए 
पर लिए गए चालकों सहित।

•	 वाहन फिटनेस: परुाने एवं अनपुयकु्त वाहन दरु्घटनाओ ं
में योगदान करते हैं। मतं्रालय 2024 तक 28 राज्यों/
कें द्रशासित प्रदशेों में मॉडल निरीक्षण एवं प्रमाणन कें द्र 
स्थापित कर रहा ह।ै

•	 आईआईटी मद्रास सहयोग: सड़क सरुक्षा हते ु
उत्कृष्ट ता कें द्र की स्थापना, नए उत्पादों का विकास, 
अनसुंधान एवं सरुक्षा पहलों को बढ़ावा।

•	 दुर्घटना ब ल्ैकस्पॉट सधुार: राष्ट्रीय राजमार्गों पर 
दरु्घटना-प्रवण स्थलों की पहचान एवं इजंीनियरिंग 
उपायों द्वारा सधुार।

•	 सड़क सरुक्षा ऑडिट: सभी राजमार्ग परियोजनाओ ं
में डिजाइन, निर्माण एवं संचालन चरणों पर अनिवार्य 
ऑडिट।

•	 ब्रासीलिया घोषणा, 2015: भारत ने 100+ दशेों 
के साथ हस्ताक्षर कर सतत विकास लक्ष्य 3.6 हते ु
प्रतिबद्धता व्यक्त की, जिसका उद्देश्य 2030 तक सड़क 
दरु्घटनाओ ं स े होने वाली वैश्विक मतृ्यु एवं चोटों को 
आधा करना ह।ै
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•	 मोटर वाहन सशंोधन अधिनियम, 2019: यातायात 
उल्लंघनों जैस ेतीव्र गति, शराब पीकर गाड़ी चलाना, 
हलेमटे/सीट बेल्ट न पहनना आदि पर अधिक दडं।

आगे की राह 

•	 भारत का सड़क नेटवर्क  6.6 मिलियन किलोमीटर स े
अधिक विस्तारित ह,ै जो विश्व में दसूरा सबस ेबड़ा ह।ै 
चनुौती विशाल ह,ै परंत ुसमाधान संभव ह।ै

	� बेहतर अवसंरचना, यातायात नियमों का सख्त 
प्रवर्तन, हलेमटे एवं सीट बेल्ट का व्यापक उपयोग, 
तथा उन्नत आपातकालीन प्रतिक्रिया प्रणाली 
प्रतिवर्ष हजारों जीवन बचा सकती ह।ै

•	 वैश्विक सर्वोत्तम प्रथाए ँ दर्शाती हैं कि जिन दशेों ने 
“सिस्टम्स अप्रोच” अपनाया, व े50% मतृ्यु कमी लक्ष्य 
प्राप्त करने या उसके निकट पहुचँने में सफल रह।े

•	 भारत ने आईआईटी एवं कें द्रीय सड़क अनसुंधान 
संस्थान (CRRI) जैस े प्रमखु संस्थानों के माध्यम स े
सड़क सरुक्षा पर पर्याप्त अनसुंधान किया ह।ै

	� सरकार इन संस्थानों के साथ सहयोग कर नीतियों 
एवं कार्ययोजनाओ ंको सदुृढ़ कर सकती ह।ै

•	 कॉर्पोरेट क्षेत्र भी अनसुंधान को वित्तपोषित कर एवं जन-
जागरूकता फैलाकर सड़क सरुक्षा को सदुृढ़ बनाने में 
योगदान द ेसकता ह।ै

स्रोत: TH

वैज्ञानिको ंद्वारा पुष्टि की कि प्रतिरोध के 
बावजूद एचआईवी कैप्सिड एक प्रभावी 
औषधि लक्ष्य 
संदर्भ

•	 एक नए अध्ययन में पाया गया ह ै कि लेनाकापाविर 
नामक औषधि स ेबचने के लिए एचआईवी को अपने ही 
एक घटक — कैप्सिड — को क्षति पहुचँानी पड़ती ह।ै

समाचार के बारे में 

•	 लेनाकापाविर एचआईवी कैप्सिड प्रोटीन को अवरुद्ध 
करता ह,ै जिसस ेविषाण ुका प्रतिकृति-निर्माण रुक जाता 
ह।ै इस े वर्ष में केवल दो बार त्वचा के नीच े इजंेक्शन 
के रूप में दिया जाता ह।ै यह द्विवार्षिक खरुाक दनैिक 
मौखिक प्री-एक्सपोज़र प्रोफिलैक्सिस (PrEP) गोलियों 

की तलुना में अनपुालन को उल्लेखनीय रूप स ेबेहतर 
बनाती ह।ै

•	 हाल ही में ज़िम्बाब्वे ने लेनाकापाविर को दीर्घ-अवधि 
इजंेक्टेबल PrEP विकल्प के रूप में लाग ूकिया ह,ै जो 
उच्च-भार वाले क्षेत्रों में अनपुालन जैसी प्रमखु चनुौतियों 
का समाधान करता ह।ै

पृष्ठभूमि 

•	 प्रथम एचआईवी औषधि: 1987 में, एचआईवी को 
एड्स का कारणकारी एजेंट घोषित किए जाने के चार 
वर्ष बाद, वैज्ञानिकों ने ज़िडोव्यूडीन नामक प्रथम प्रभावी 
औषधि की खोज की।

•	 ज़िडोव्यूडीन ने रिवर्स ट्रांसक्रिप ट्ेज़ नामक विषाण ुएजंाइम 
को लक्षित किया और विषाण ुको जीवन-चक्र परूा करने 
स ेरोका।

•	 कित ु एचआईवी ने शीघ्र ही प्रतिरोध विकसित कर 
लिया, जिसस ेऔषधि की प्रभावशीलता कम हो गई।

•	 औषधियों का विकास: इस अतंर्दृष्टि ने विभिन्न 
विषाण ु प्रोटीनों — रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज़, प्रोटीएज़ और 
इटंीग्रेज़ — को लक्षित करने वाली अनेक एटंीरेट्रोवायरल 
औषधियों के विकास का मार्ग प्रशस्त किया।

	� इसस े संयोजन चिकित्सा की नींव पड़ी, जिसने 
विषाण ुको अधिक प्रभावी और दीर्घकालिक रूप 
स ेदबाने में सहायता की।

•	 लेनाकापाविर: अमरेिकी खाद्य एवं औषधि प्रशासन 
(FDA) ने लेनाकापाविर को विश्व की प्रथम कैप्सिड-
आधारित एचआईवी अवरोधक औषधि के रूप में 
अनमुोदित किया।

•	 इस ेपेट की त्वचा के नीच ेछह माह में एक बार इजंेक्ट 
किया जाता ह ै और यह निरंतर रक्त प्रवाह में औषधि 
पहुचँाता ह।ै

•	 नैदानिक परीक्षणों में इसने उच्च-जोखिम व्यक्तियों में 
एचआईवी संक्रमण को 100% प्रभावशीलता के साथ 
रोका।

एचआईवी/एड्स 

•	 एचआईवी: मानव इम्यूनोडेफिशिएसंी वायरस (HIV) 
शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली पर आक्रमण करता ह।ै 

	� यह श्वेत रक्त कोशिकाओ ंको लक्षित कर प्रतिरक्षा 
प्रणाली को कमजोर करता ह,ै जिसस े तपेदिक, 
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संक्रमण और कुछ कैं सर जैसी बीमारियों का खतरा 
बढ़ जाता ह।ै

•	 एड्स: अधिग्रहीत इम्यूनोडेफिशिएसंी सिंड्रोम (AIDS) 
संक्रमण का सबस ेउन्नत चरण ह।ै

•	 सकं्रमण का प्रसार: एचआईवी संक्रमित व्यक्ति के 
शारीरिक द्रवों — रक्त, स्तन दधू, वीर्य और योनि द्रव 
— स ेफैलता ह।ै यह माँ स ेशिश ुतक भी पहुचँ सकता ह।ै

•	 उपचार: एचआईवी संक्रमण का कोई उपचार नहीं ह।ै 
इस ेएटंीरेट्रोवायरल औषधियों स े नियंत्रित किया जाता 
ह,ै जो शरीर में विषाण ु की प्रतिकृति को रोकती हैं। 
अनपुचारित एचआईवी वर्षों बाद एड्स में परिवर्तित हो 
सकता ह।ै

क्या आप जानते हैं? 

•	 विश्व एड्स दिवस प्रतिवर्ष 1 दिसंबर को मनाया जाता 
ह।ै

•	 इसका उद्देश्य एचआईवी/एड्स महामारी के प्रति 
जागरूकता बढ़ाना ह।ै

•	 इस े पहली बार 1988 में विश्व स्वास्थ्य संगठन 
(WHO) द्वारा मनाया गया।

•	 विषय 2025: विघटन पर विजय, एड्स प्रतिक्रिया 
का रूपांतरण।

	� यह विषय महामारी, संघर्ष और असमानताओ ंस े
उत्पन्न व्यवधानों को दरू कर दखेभाल तक पहुचँ 
सनुिश्चित करने की तात्कालिकता को रेखांकित 
करता ह।ै

भारत में एचआईवी/एड्स 

•	 संक्रमण दर 2010 में 0.33% स े घटकर 2024 में 
0.20% हो गई ह।ै

•	 भारत की प्रसार दर वैश्विक औसत 0.7% स ेकाफी कम 
ह।ै

•	 भारत में नए संक्रमण वैश्विक कुल (2024 में 1.3 
मिलियन) का केवल लगभग 5% हैं।

राष्ट्री य एड्स नियंत्रण कार्यक्रम (NACP)  

•	 यह पाँच चरणों में विकसित हुआ ह,ै जिसमें बनुियादी 
जागरूकता स ेलेकर व्यापक रोकथाम, परीक्षण, उपचार 
और स्थायित्व तक की रणनीतियाँ शामिल हैं।

•	 NACP I (1992–1999): भारत का प्रथम व्यापक 
एचआईवी/एड्स रोकथाम एवं नियंत्रण कार्यक्रम।

	� उद्देश्य: एचआईवी के प्रसार को धीमा करना और 
एड्स स ेहोने वाली रोगग्रस्तता एवं मतृ्यु दर को कम 
करना।

•	 NACP II (1999–2006): एचआईवी/एड्स स े
निपटने हते ुदीर्घकालिक राष्ट्रीय क्षमता को सदुृढ़ करना।

•	 NACP III (2007–2012): 2012 तक एचआईवी 
महामारी को रोकना और उलटना।

	� रणनीति: उच्च-जोखिम समहूों (HRGs) और 
सामान्य जनसंख्या में रोकथाम का विस्तार।

•	 NACP IV (2012–2017): नए संक्रमणों में 50% 
कमी (2007 आधाररेखा की तलुना में)।

	� विस्तार (2017–2021): 2030 तक एड्स समाप्त 
करने के लक्ष्य को आग ेबढ़ाना।

•	 मखु्य पहल:

	� एचआईवी/एड्स (रोकथाम एवं नियंत्रण) 
अधिनियम, 2017 — एचआईवी स े पीड़ित 
व्यक्तियों के विरुद्ध भदेभाव पर प्रतिबंध।
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	� मिशन संपर्क  — एआरटी (ART) छोड़ चकेु 
एचआईवी पीड़ितों को पनुः उपचार स ेजोड़ना।

	� नियमित सार्वभौमिक वायरल लोड निगरानी।
•	 NACP V (2021–2026): कें द्रीय क्षेत्र योजना के रूप 

में प्रारंभ।

	� लक्ष्य: संयकु्त राष्ट्र के सतत विकास लक्ष्य 3.3 
का समर्थन करते हुए 2030 तक एचआईवी/एड्स 
महामारी को सार्वजनिक स्वास्थ्य खतरे के रूप में 
समाप्त करना।

निष्कर्ष  

•	 भारत में एड्स की गिरावट वैश्विक औसत स े अधिक 
स्पष्ट ह।ै इसका श्रेय व्यापक परीक्षण, एटंीरेट्रोवायरल 
चिकित्सा तक बेहतर पहुचँ, उच्च-जोखिम समहूों पर 
कें द्रित प्रयासों और कलंक स ेलड़ने वाली पहलों को 
जाता ह।ै ये सभी राज्य एवं समदुायों के सहयोग स ेलाग ू
किए गए हैं।

स्रोत: TH

ग﻿्रामीण भारत के रूपांतरण में कृत्रिम 
बुद्धिमत्ता (AI) की भूमिका
संदर्भ

•	 कृत्रिम बदु्धिमत्ता (एआई) भारत में समावेशी ग्रामीण 
विकास को तीव्र गति स े आग े बढ़ाने वाली एक 
आधारभतू तकनीक के रूप में उभर रही ह।ै

ग्रामीण भारत में एआई के अनुप्रयोग

•	 ग्रामीण परिसपंत्तियों का भू-स्थानिक निगरानी: 
भपू्रहरी जैस े एआई-संचालित प्लेटफ़ॉर्म उच्च-
रिज़ॉल्यूशन उपग्रह चित्रों का उपयोग कर ग्रामीण 
परिसंपत्तियों — जैस े सड़कें , जल संचयन संरचनाए ँ
(अमतृ सरोवर), और भवन — के निर्माण एवं रखरखाव 
का पता लगाते हैं, जिसस े मनैअुल निरीक्षण की 
आवश्यकता समाप्त होती ह।ै

•	 डिजिटल श्रमसेतु मिशन: यह एक समन्वित पहल ह ै
जो असंगठित क्षेत्र में एआई और अन्य अग्रणी तकनीकों 
को लाग ूकरती ह।ै नियामक ढाँच ेऔर प्रभाव मलू्यांकन 
के साथ तकनीकी तैनाती को संरेखित कर यह मिशन 
सेवा वितरण एवं ग्रामीण व असंगठित श्रमिकों के 
आजीविका समर्थन को सदुृढ़ करता ह।ै

•	 कृषि में एआई अवसरंचना: कृषि एवं किसान कल्याण 
मतं्रालय ने किसान ई-मित्र जैसी पहल के माध्यम स े
एआई को लाग ू किया ह।ै यह एक वर्चुअल सहायक 
ह ै जो सरकारी योजनाओ,ं विशषेकर आय समर्थन 
कार्यक्रमों की जानकारी प्रदान करता ह।ै

•	 ग्रामीण विकास में एआई का प्रोत्साहन: मध्य 
प्रदशे का समुन सखी व्हाट्सएप चटैबॉट एआई-सक्षम 
संवादात्मक उपकरणों का उपयोग कर महिलाओ ंऔर 
परिवारों को मात ृएवं नवजात स्वास्थ्य संबंधी जानकारी 
सलुभ कराता ह।ै

•	 भाषाई समावेशन एवं बहुभाषी शासन हेतु एआई: 
एआई भारत में भाषाई पहुचँ का विस्तार कर रहा ह,ै 
जिसस ेग्रामीण, दरूस्थ और जनजातीय क्षेत्रों के नागरिक 
डिजिटल सेवाओ ंतक पहुचँ बना पा रह ेहैं।

	� भाषिणी (जुलाई 2022): एआई-संचालित 
राष्ट्रीय भाषा मचं, जो डिजिटल सेवाओ ंतक पहुचँ 
में भाषाई बाधाओ ं को कम करता ह।ै यह 36 स े
अधिक भारतीय भाषाओ ं में अनवुाद, स्पीच-टू-
टेक्स्ट, टेक्स्ट-टू-स्पीच और वॉयस-आधारित 
इटंरफ़े स प्रदान करता ह।ै

	� भारतजेन (2025): भारत का प्रथम सरकारी 
वित्तपोषित सार्वभौमिक बड़ा भाषा मॉडल (LLM), 
जिस ेविशषे रूप स ेभारतीय भाषाई एवं सामाजिक-
सांस्कृति क संदर्भों के लिए डिज़ाइन किया गया ह।ै

	� आदि वाणी: एआई-सक्षम मचं, जो दरूस्थ एवं 
वंचित क्षेत्रों में रहने वाले जनजातीय समदुायों की 
संचार चनुौतियों का समाधान करता ह।ै

समावेशी विकास हेतु राष्ट्री य एआई नीति ढाँचा

•	 2018 में नीति आयोग द्वारा राष्ट्रीय एआई रणनीति 
प्रारंभ की गई, जिसने एआई को भारत की विकासात्मक 
चनुौतियों स ेनिपटने हते ुएक रूपांतरणकारी उपकरण के 
रूप में पहचाना।

•	 रणनीति ने उच्च सामाजिक प्रभाव वाले क्षेत्रों — कृषि, 
स्वास्थ्य, शिक्षा और शासन — को प्राथमिकता दी।

	� इसने वंचित क्षेत्रों में आवश्यक सेवाओ ंतक पहुचँ, 
वहनीयता एवं गणुवत्ता सधुार पर बल दिया।

•	 नीति ने श्रम के प्रतिस्थापन के बजाय मानव क्षमताओ ंके 
संवर्धन पर बल दिया। यह डिजिटल कौशल विकास एवं 
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तकनीक-सक्षम रोजगार के माध्यम स ेसमावेशी आर्थिक 
भागीदारी को प्रोत्साहित करती ह।ै

भारत एआई शासन दिशानिर्देश 

•	 2025 में इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सचूना प्रौद्योगिकी मतं्रालय 
(MeitY) द्वारा भारत एआई शासन दिशानिर्देश जारी 
किए गए, जिनका उद्देश्य उत्तरदायी और विश्वसनीय 
एआई तैनाती सनुिश्चित करना ह।ै

•	 इस ढाँच ेमें चार प्रमखु घटक शामिल हैं:

	� नैतिक एवं उत्तरदायी एआई हते ु सात मार्गदर्शक 
सिद्धांत (सतू्र)।

	� एआई शासन के छह स्तंभों पर प्रमखु अनशुसंाए।ँ
	� अल्पकालिक, मध्यमकालिक और दीर्घकालिक 

समयसीमा स ेजडु़ी कार्ययोजना।
	� उद्योग, डेवलपर्स और नियामकों के लिए व्यावहारिक 

दिशानिर्देश, ताकि पारदर्शी एवं जवाबदहे एआई 
तैनाती सनुिश्चित हो सके।

चुनौतियाँ 

•	 डिजिटल अवसरंचना की कमी: विश्वसनीय विद्युत , 
उच्च गति इटंरनेट और डिजिटल कनेक्टिविटी ग्रामीण 
भारत में असमान रूप स ेउपलब्ध हैं।

•	 कम डिजिटल साक्षरता: ग्रामीण जनसंख्या का एक 
बड़ा हिस्सा एआई-सक्षम प्लेटफ़ॉर्म का उपयोग करने 
हते ुआवश्यक डिजिटल कौशल स ेवंचित ह।ै

•	 डेटा उपलब्धता: एआई प्रणालियाँ विश्वसनीय एवं 
प्रतिनिधिक डेटा की बड़ी मात्रा पर निर्भर करती हैं, जो 
ग्रामीण संदर्भों में प्रायः दरु्लभ होती ह।ै

•	 विभागीय डेटाबेस का विखंडन: यह एकीकृत निर्णय-
निर्माण में बाधा डालता ह।ै

•	 उच्च कार्यान्वयन लागत: एआई प्रणालियों का 
विकास, तैनाती और रखरखाव पर्याप्त वित्तीय निवेश की 
माँग करता ह।ै

•	 बजटीय सीमाए:ँ ग्रामीण स्थानीय निकायों को अक्सर 
सीमित बजट और प्रतिस्पर्धी विकास प्राथमिकताओ ंका 
सामना करना पड़ता ह।ै

आगे की राह 

•	 ग्रामीण क्षेत्रों में ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी और डेटा 
पारिस्थितिकी तंत्र सहित डिजिटल अवसंरचना का 
विस्तार।

•	 नागरिकों और स्थानीय अधिकारियों में डिजिटल 
साक्षरता एवं एआई जागरूकता को बढ़ावा दनेा।

•	 दरुुपयोग और बहिष्करण रोकने हते ुसदुृढ़ डेटा संरक्षण 
एवं नैतिक सरुक्षा उपाय सनुिश्चित करना।

•	 पंचायत स्तर पर एआई अगंीकरण हते ुसंस्थागत क्षमता 
को सदुृढ़ करना।

स्रोत: PIB

अश्लील सामग्री हेतु ओटीटी प्लेटफ़ॉर्मों 
का अवरोधन
संदर्भ

•	 सचूना एवं प्रसारण मतं्रालय (I&B) ने 
मडूएक्सवीआईपी(MoodXVIP), कोयल 
प्लेप्रो(Koyal Playpro), डिजी मूवीप्लेक्स(Digi 
Movieplex), फील(Feel) और जगुन(ूJugnu) जैस े
पाँच ओटीटी प्लेटफ़ॉर्मों को अश्लील एवं अश्लीलतापरू्ण 
सामग्री प्रसारित करने के कारण अवरुद्ध करने का आदशे 
दिया ह।ै

अश्लील सामग्री क्या है? 

•	 “अश्लील सामग्री” उस सामग्री को संदर्भित करती ह ैजो 
कामकु, यौन रूप स े स्पष्ट हो या अश्लील रुचियों को 
आकर्षित करती हो, और जिस ेपढ़ने, दखेने या सनुने 
वाले व्यक्तियों को भ्रष्ट या पतित करने की प्रवतृ्ति हो।

•	 हालाँकि, अश्लीलता को परू्ण रूप स े परिभाषित नहीं 
किया गया ह;ै यह विधि, न्यायिक व्याख्या और बदलते 
सामाजिक मानकों द्वारा आकार ग्रहण करती ह।ै

ओटीटी प्लेटफ़ॉर्मों का नियामकीय विकास

•	 प्रारंभिक चरण (नियामकीय शून्यता): ओटीटी 
प्लेटफ़ॉर्म प्रारंभ में कें द्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड (CBFC) 
जैसी प्रत्यक्ष सेंसरशिप के बिना संचालित होते थे।

•	 आईटी नियम, 2021: इसने डिजिटल समाचार और 
ओटीटी को तीन-स्तरीय शिकायत निवारण तंत्र के 
अतंर्गत लाया।

	� सामग्री वर्गीकरण अनिवार्य किया गया (U, U/A 
7+, U/A 13+, U/A 16+, A)।

	� वयस्क सामग्री हते ुआय-ुआधारित प्रवेश नियंत्रण 
आवश्यक किया गया।
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•	 प्रस्तावित आईटी (डिजिटल कोड) नियम, 2026: 
मसौदा नियमों में अधिक सशक्त आय-ुआधारित 
वर्गीकरण, अश्लीलता, उकसाव ेऔर धार्मिक हमलों पर 
स्पष्ट मानदडं प्रस्तावित हैं।

	� यह सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश के प्रत्युत्तर में ह,ै 
ताकि अनचु्छेद 19(1)(a) और 19(2) के बीच 
संतलुन सनुिश्चित किया जा सके।

संवैधानिक आयाम 

•	 अनुच छ्ेद 19(1)(a) (वाक् एवं अभिव्यक्ति की 
स्वतत्रता): कलात्मक एवं रचनात्मक अभिव्यक्ति, जिसमें 
डिजिटल सामग्री भी शामिल ह,ै की रक्षा करता ह।ै

•	 अनुच छ्ेद 19(2) (युक्तिसगंत प्रतिबंध): शालीनता 
या नैतिकता, लोक व्यवस्था, मानहानि, संप्रभतुा और 
अखडंता के आधार पर प्रतिबंध की अनमुति दतेा ह।ै

	� वर्तमान कार्रवाई राज्य का प्रयास ह ैकि अभिव्यक्ति 
की स्वतंत्रता और यकु्तिसंगत प्रतिबंधों के बीच 
संतलुन स्थापित किया जाए, विशषेकर अश्लीलता 
एवं नाबालिगों की सरुक्षा के संदर्भ में।

	� सर्वोच्च न्यायालय ने बार-बार यह स्पष्ट किया ह ै
कि यद्यपि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता मौलिक ह,ै यह 
परू्ण नहीं ह ैऔर इस ेसंवैधानिक सीमाओ ंका पालन 
करना आवश्यक ह।ै

संबंधित विधिक ढाँचा 

•	 सचूना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000: अवरोधन 
आदशे सूचना प्रौद्योगिकी (जनता द्वारा सूचना तक पहुचँ 
के अवरोधन हते ुप्रक्रिया और सरुक्षा) नियम, 2009 के 
अनसुार जारी किए जाते हैं।

•	 धारा 69A: कें द्र सरकार को संप्रभतुा एवं अखडंता, 
लोक व्यवस्था, शालीनता या नैतिकता सहित कारणों स े
सार्वजनिक पहुचँ को अवरुद्ध करने का अधिकार दतेी ह।ै

•	 धारा 67: इलेक्ट्रॉनिक रूप स े अश्लील सामग्री 
प्रकाशित/प्रेषित करने पर दडं।

•	 धारा 67A: यौन रूप स ेस्पष्ट सामग्री पर विशषे दडं।

•	 महिला अशोभनीय प्रस्तुतीकरण (निषेध) 
अधिनियम, 1986: किसी भी रूप में, डिजिटल 
प्लेटफ़ॉर्म सहित, महिलाओ ंके अशोभनीय चित्रण पर 
प्रतिबंध लगाता ह।ै

संस्थाओ ंकी भूमिका 

•	 राष्ट्रीय बाल अधिकार सरंक्षण आयोग (NCPCR): 
इसने बच्चों को प्रभावित करने वाली अश्लील सामग्री 
को चिन्हित किया और डिजिटल नियमन में बाल संरक्षण 
आयाम को उजागर किया।

•	 न्यायपालिका: अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की रक्षा और 
यकु्तिसंगत प्रतिबंधों के प्रवर्तन हते ु सरुक्षा उपायों के 
निर्माण का निर्देश दिया।

संबंधित मुद्दे  

•	 शासन: डिजिटल मीडिया में नियामकीय चनुौतियाँ; 
धारा 69A के अतंर्गत कार्यपालिका की शक्तियाँ; 
अवरोधन आदशेों में पारदर्शिता।

•	 राजनीति: मौलिक अधिकारों और प्रतिबंधों के बीच 
संतलुन; कार्यपालिका कार्रवाई की न्यायिक समीक्षा; 
अनपुातिकता का सिद्धांत।

•	 समाज: अनियंत्रित डिजिटल सामग्री का प्रभाव; बच्चों 
और महिलाओ ं की सरुक्षा; डिजिटल यगु में बदलते 
नैतिक मानक।

•	 नैतिकता: जिम्मेदार सामग्री निर्माण, प्लेटफ़ॉर्म की 
जवाबदहेी, डिजिटल आत्म-नियमन बनाम राज्य 
सेंसरशिप।

आगे की राह

•	 अश्लीलता को परिभाषित करने हते ुस्पष्ट और पारदर्शी 
मानक।

•	 अवरोधन निर्णयों के लिए स्वतंत्र पर्यवेक्षण तंत्र।

•	 अधिक सशक्त आय ुसत्यापन प्रणाली।

•	 डिजिटल साक्षरता अभियान।

•	 आत्म-नियमन, वैधानिक पर्यवेक्षण और न्यायिक सरुक्षा 
उपायों को संयोजित करने वाला संतलुित नियामकीय 
मॉडल।

स्रोत: IE

विदेशी मादक पदार्थ अपराधियो ंके शीघ्र 
निर्वासन हेतु कें द्र का निर्देश
समाचार में  

•	 गहृ मतं्रालय (MHA) ने सभी काननू प्रवर्तन एजेंसियों 
को मादक पदार्थ मामलों में संलिप्त विदशेी नागरिकों के 
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निर्वासन की प्रक्रिया को शीघ्रता स ेपरूा करने का निर्देश 
दिया ह।ै

विदेशी अपराधियो ंपर आँकड़े 

•	 वर्ष 2024 में 660 विदशेी नागरिक मादक पदार्थ 
अपराधों में गिरफ्तार किए गए, जिनमें अधिकांश नेपाल, 
नाइजीरिया, म्यांमार, बांग्लादशे, आइवरी कोस्ट और 
घाना स ेथे।

•	 एनसीआरबी (2023) के अनसुार भारतीय जेलों 
में 6,956 विदशेी कैदी हैं: 1,499 दोषी, 5,167 
विचाराधीन और 25 निरुद्ध।

•	 पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र, दिल्ली और उत्तर प्रदशे में इन 
कैदियों का 65% स ेअधिक हिस्सा ह।ै

निर्वासन की आवश्यकता 

•	 लंबे कानूनी प्रवास की रोकथाम: न्यायालय में 
विलंब के कारण विदशेी अपराधी वर्षों तक भारत में 
रहते हैं, जिसस ेजेलों और न्यायिक प्रणाली पर दबाव 
बढ़ता ह।ै

•	 राष्ट्रीय सरुक्षा और जनस्वास्थ्य: मादक पदार्थ तस्करी 
नेटवर्क  प्रायः संगठित अपराध और अतंर्राष्ट्रीय गिरोहों 
स ेजडु़े होते हैं, जो केवल नशीले पदार्थों स ेपरे जोखिम 
उत्पन्न करते हैं।

•	 निवारक प्रभाव: शीघ्र निर्वासन भारत की महेमाननवाज़ी 
और वीज़ा प्रणाली के दरुुपयोग को हतोत्साहित करने 
वाला सशक्त संदशे दतेा ह।ै

चुनौतियाँ 

•	 कूटनीतिक सवेंदनशीलताए:ँ निर्वासन में विदशेी 
सरकारों के साथ समन्वय आवश्यक होता ह,ै जो कभी-
कभी तनावपरू्ण संबंधों के कारण जटिल हो जाता ह।ै

•	 मानवाधिकार चिताए:ँ निर्वासन अतंर्राष्ट्रीय संधियों 
के अनरुूप होना चाहिए, जिसमें विधिक प्रक्रिया और 
मानवीय व्यवहार सनुिश्चित हो।

•	 समन्वय की कमी: एनसीबी, राज्य पलुिस और 
आव्रजन प्राधिकरण जैसी कई एजेंसियों के बीच सचुारु 
सहयोग की आवश्यकता होती ह,ै जो प्रायः अनपुस्थित 
रहता ह।ै

•	 ससंाधन दबाव: निर्वासन तक विदशेी अपराधियों 
की निगरानी काननू प्रवर्तन और जेल संसाधनों पर भार 
डालती ह।ै

सरकार द्वारा उठाए गए कदम 

•	 आव्रजन एवं विदेशी अधिनियम, 2025: 1 सितंबर 
2025 स े प्रभावी, यह अधिनियम कुछ अपराधों के 
निपटारे की अनमुति दतेा ह,ै जिसस े लंबी सनुवाई के 
बिना शीघ्र निर्वासन संभव होता ह।ै

•	 मानक सचंालन प्रक्रिया (SOP): अभियोजन 
वापसी, जमानत पर मामले, चल रही सनुवाई, अपील 
और न्यायालय द्वारा निर्देशित वीज़ा प्रवास को कवर 
करती ह।ै

•	 जिला एसपी/डीसीपी: अधिनियम के अतंर्गत 
पंजीकरण अधिकारी के रूप में कार्य करते हैं।

•	 ट्रैकिग एवं वीज़ा प्रबंधन: अपराधों में आरोपित 
विदशेी नागरिकों के वीज़ा तरंुत एफआरआरओ द्वारा रद्द 
कर दिए जाते हैं।

	� जाँच और सनुवाई के दौरान इन व्यक्तियों की 
निगरानी अनिवार्य ह।ै

	� एसओपी यह सनुिश्चित करती ह ै कि विदशेी 
नागरिकों स े संबंधित मामलों का उचित प्रबंधन 
हो, जिनमें अभियोजन वापसी हते ु न्यायालय की 
सहमति आवश्यक हो।

•	 गृह मंत्रालय के दिशा-निर्देश: काननू प्रवर्तन एजेंसियों 
को निर्देश दिया गया ह ैकि छोटे अपराधों में दोषी पाए 
गए व्यक्तियों को सज़ा परूी होते ही या जरु्माना भरते ही 
तरंुत निर्वासित किया जाए।

	� यदि जरु्माना अदा नहीं किया गया ह,ै तो व्यक्ति को 
निर्वासित कर ब्लैकलिस्ट किया जाए।

•	 पुलिस की भूमिका: राज्यों की पलुिस ऐस ेव्यक्तियों 
की सचूी तैयार कर रही ह ैऔर अभियोजन वापसी हते ु
आवेदन प्रस्तुत कर रही ह,ै ताकि काननूी विलंब के 
कारण लंबे प्रवास स ेबचा जा सके।

निष्कर्ष एवं आगे की राह 

•	 भारत में विदशेी मादक पदार्थ अपराधियों का निर्वासन 
न्यायालय और जेलों के भार को कम करने, राष्ट्रीय 
सरुक्षा की रक्षा करने और अतंर्राष्ट्रीय मादक पदार्थ 
नेटवर्क  को बाधित करने के लिए अत्यंत आवश्यक ह।ै

•	 यद्यपि न्यायिक विलंब, कूटनीतिक समन्वय और 
मानवाधिकार चितंाए ँचनुौतियाँ प्रस्तुत करती हैं, सरकार 
के हालिया त्वरित निर्वासन उपाय काननू प्रवर्तन एवं 
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अतंर्राष्ट्रीय दायित्वों के बीच संतलुन स्थापित करने का 
प्रयास हैं।

स्रोत :IE

संक्षिप्त समाचार

कर्मचारी राज्य बीमा निगम (ESIC) के 75 
वर्ष  
समाचार में 

•	 कर्मचारी राज्य बीमा निगम (ESIC) वर्ष 1952 में प्रारंभ 
होने के 75 वर्ष परेू होने का स्मरण कर रहा ह।ै

ESIC के बारे में

•	 ESIC श्रम एवं रोजगार मतं्रालय के अतंर्गत एक 
वैधानिक निकाय ह,ै जो ईएसआई योजना का संचालन 
करता ह।ै

•	 इसकी उत्पत्ति 1944 में प्रो. बी.पी. अडारकर की 
स्वास्थ्य बीमा रिपोर्ट (“छोटा बेवरेज”) स े हुई, जिसने 
स्वतंत्रता-उपरांत भारत के कल्याणकारी मॉडल को 
प्रभावित किया।

•	 डॉ. सी.एल. कटियाल ESIC के प्रथम महानिदशेक रह।े

•	 योगदान: कर्मचारियों स े0.75% और नियोक्ताओ ंस े
3.25% (कुल 4%)।

मुख्य लाभ एवं कार्य 

•	 चिकित्सीय देखभाल: बीमित व्यक्तियों (IPs) और 
उनके परिवारों को प्राथमिक स ेततृीयक स्तर तक परू्ण 
दखेभाल।

•	 रोग एवं मातृत्व लाभ: प्रमाणित रोग या माततृ्व अवधि 
हते ुवेतन प्रतिस्थापन (नकद)।

•	 विकलांगता लाभ: रोजगार चोट स ेस्थायी विकलांगता 
पर आजीवन पेंशन।

•	 आश्रित लाभ: यदि बीमित व्यक्ति कार्य-संबंधी चोट 
या व्यावसायिक रोग स ेमतृ्यु को प्राप्त होता ह ैतो परिवार 
को आर्थिक सहायता।

•	 निवारक स्वास्थ्य उपाय: 40+ आय ु के बीमित 
श्रमिकों के लिए वार्षिक स्वास्थ्य परीक्षण (नए श्रम 
संहिताओ ंके माध्यम स ेलाग)ू।

स्रोत: PIB

किशोरियो ंहेतु निः शुल्क एचपीवी 
टीकाकरण अभियान  
संदर्भ

•	 कें द्र सरकार 14 वर्ष आय ुकी लड़कियों को लक्षित करते 
हुए मानव पैपिलोमा वायरस (HPV) के विरुद्ध एक 
राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान प्रारंभ करने जा रही ह।ै 
यह गर्भाशय ग्रीवा कैं सर की रोकथाम हते ुएक महत्वपरू्ण 
कदम ह।ै

मानव पैपिलोमा वायरस (HPV) के बारे में (

•	 HPV एक सामान्य यौन-संचारित संक्रमण ह।ै अधिकांश 
संक्रमण लक्षणहीन और स्व-सीमित होते हैं।

•	 प्रकृति: HPV एक डीएनए वायरस ह,ै जो 
पैपिलोमाविरिडे परिवार स ेसंबंधित ह।ै

•	 HPV से उत्पन्न रोग:

	� गर्भाशय ग्रीवा कैं सर (95% स ेअधिक मामलों में 
HPV स ेसंबंधित)।

	� अन्य कैं सर: गदुा, योनि, वल्वा, लिग और 
ओरोफैरिंजियल कैं सर।

	� जननांग मस्से (गैर-कैं सरकारी)।
•	 उच्च एवं निम्न जोखिम प्रकार:

	� HPV प्रकार 16 और 18 उच्च जोखिम वाले स्ट्रेन 
हैं, जो भारत में 80% स े अधिक गर्भाशय ग्रीवा 
कैं सर मामलों के लिए उत्तरदायी हैं।

	� प्रकार 6 और 11 निम्न जोखिम वाले स्ट्रेन हैं, जो 
मखु्यतः जननांग मस्सों का कारण बनते हैं।

•	 HPV टीकाकरण: यह सबस ेखतरनाक HPV प्रकारों 
स ेसंक्रमण को रोकता ह।ै यौन जीवन प्रारंभ होने स ेपरू्व 
(9–14 वर्ष आय)ु में दिया जाना सबस ेप्रभावी ह।ै

गर्भाशय ग्रीवा कैं सर

•	 यह कैं सर गर्भाशय ग्रीवा की कोशिकाओ ंमें प्रारंभ होता 
ह।ै

•	 गर्भाशय ग्रीवा, गर्भाशय का निचला संकरा भाग ह,ै जो 
गर्भाशय को योनि स ेजोड़ता ह।ै

•	 भारतीय महिलाओ ंमें यह दसूरा सबस ेसामान्य कैं सर 
ह।ै भारत में प्रतिवर्ष लगभग 80,000 नए मामले दर्ज 
होते हैं।

स्रोत: BS
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भारत में कॉफी–चिकोरी लेबलिग के नए 
नियम  
संदर्भ

•	 भारतीय खाद्य सरुक्षा एवं मानक प्राधिकरण (FSSAI) 
ने कॉफी–चिकोरी मिश्रणों के लिए नए लेबलिग नियम 
अनिवार्य किए हैं, ताकि पारदर्शिता सनुिश्चित हो और 
पैकेज्ड खाद्य क्षेत्र में भ्रामक प्रथाओ ंको रोका जा सके।

चिकोरी क्या है? 

•	 चिकोरी सिचोरियम इंटीबस नामक शाकीय पौध ेकी भनुी 
हुई जड़ स ेप्राप्त होती ह,ै जो डेज़ी परिवार स ेसंबंधित ह।ै

•	 इसका स्वाद कॉफी जैसा होता ह,ै कित ुइसमें कैफीन नहीं 
होता। कॉफी के साथ मिश्रित होने पर यह रंग, गाढ़ापन, 
झाग और सगुंध को बढ़ाती ह।ै

	� यद्यपि सेवन हते ुसरुक्षित ह,ै अधिक मात्रा में चिकोरी 
कैफीन की मात्रा घटाती ह ैऔर कॉफी के विशिष्ट 
स्वाद को बदल दतेी ह।ै

•	 चिकोरी यरूोप और एशिया की मलू निवासी ह ैऔर अब 
भारत सहित विश्व के कई हिस्सों में उगाई जाती ह।ै

•	 इसकी जड़ में इन्यूलिन होता ह,ै जो एक स्टार्चयकु्त 
घलुनशील फाइबर ह ैऔर प्रीबायोटिक गणुों के कारण 
आतं स्वास्थ्य को समर्थन दतेा ह।ै इसका हल्का रेचक 
प्रभाव होता ह ैऔर यह सजून कम करने में सहायक ह।ै 
चिकोरी बीटा-कैरोटीन का भी समदृ्ध स्रोत ह।ै

स्रोत: LM

केरल का परिवर्तित नाम केरलम 
संदर्भ

•	 कें द्रीय मतं्रिमडंल ने केरल का नाम बदलकर केरलम 
करने के प्रस्ताव को स्वीकृति दी ह।ै

आधुनिक राज्य केरल का गठन

•	 स्वतत्रता-पूर्व पषृ्ठभूमि: मलयालम-भाषी लोग 
ऐतिहासिक रूप स े अनेक राज्यों और रियासतों में 
विभाजित थे। प्रमखु क्षेत्र थे — मालाबार (ब्रिटिश शासन 
के अधीन) और त्रावणकोर व कोचीन की रियासतें।

	� 1920 के दशक में ऐक्य (एकीकृत) केरल आंदोलन 
ने मलयालम भाषियों के लिए एक राज्य की माँग 
की।

	� 1 जलुाई 1949 को त्रावणकोर और कोचीन का 
विलय कर त्रावणकोर–कोचीन राज्य बनाया गया।

•	 राज्य पुनर्गठन आयोग: कें द्र सरकार ने फ़ज़ल अली 
की अध्यक्षता में आयोग नियकु्त किया।

	� आयोग ने एकीकृत केरल राज्य के गठन का प्रस्ताव 
दिया।

•	 राज्य का औपचारिक गठन: 1 नवंबर 1956 को 
राज्य पनुर्गठन अधिनियम के अतंर्गत केरल राज्य का 
गठन हुआ। इसमें शामिल थे:

	� मालाबार ज़िला (मद्रास राज्य स)े।
	� त्रावणकोर–कोचीन राज्य (कुछ तमिल-बहुल क्षेत्रों 

को छोड़कर)।
भारत में राज्य का नाम बदलने की प्रक्रिया 

•	 अनुच छ्ेद 3: संसद को अधिकार दतेा ह ैकि वह —

	� किसी राज्य स ेक्षेत्र अलग कर नया राज्य बनाए;
	� दो या अधिक राज्यों या उनके भागों का विलय 

कर नया राज्य बनाए;
	� किसी राज्य का क्षेत्र बढ़ाए या घटाए;
	� किसी राज्य की सीमाए ँबदले;
	� किसी राज्य का नाम बदले।

•	 शर्तें:

	� ऐसा विधयेक केवल राष्ट्रपति की परू्व अनशुसंा 
स ेसंसद में प्रस्तुत किया जा सकता ह।ै

	� राष्ट्रपति विधयेक प्रस्तुत करने स ेपरू्व सबंंधित राज्य 
विधानसभा को अपनी राय दनेे हते ुभजेते हैं।

	� राष्ट्रपति (या संसद) राज्य विधानसभा की राय स े
बाध्य नहीं होते।

•	 अनुच छ्ेद 4: संविधान में स्पष्ट किया गया ह ै कि 
अनचु्छेद 3 के अतंर्गत राज्यों के नाम बदलने हते ु
बनाए गए काननू संविधान संशोधन (अनचु्छेद 368) 
नहीं माने जाएगँे। ऐस े काननू साधारण बहुमत और 
सामान्य विधायी प्रक्रिया स ेपारित किए जा सकते हैं।

स्रोत: IT

न्यायोचित दंड का सिद्धांत
संदर्भ 

•	 सर्वोच्च न्यायालय ने उच्च न्यायालयों द्वारा अभियकु्तों 
की सजा कम करने की प्रवतृ्ति पर चितंा व्यक्त की। स्थिति 
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की गंभीरता को दखेते हुए, सर्वोच्च न्यायालय ने सजा 
निर्धारण के संबंध में न्यायालयों के लिए दिशा-निर्देश 
तय किए।

न्यायालयो ंके लिए दिशा-निर्देश

•	 न्यायालयों का प्राथमिक कर्तव्य “न्यायोचित दडं” (Just 
Deserts) के सिद्धांत का पालन करना होना चाहिए।

•	 “न्यायोचित दडं(Just Deserts)” दडं का एक सिद्धांत 
ह,ै जिसके अनसुार व्यक्ति को केवल इसलिए दडंित 
किया जाना चाहिए क्योंकि वह इसका पात्र ह,ै और दडं 
अपराध की गंभीरता के अनपुात में होना चाहिए।

•	 इस ेप्रतिशोधात्मक दडं सिद्धांत (Retributive Theory 
of Punishment) भी कहा जाता ह।ै

•	 मामले के तथ्यों और परिस्थितियों, आरोपों, साक्ष्यों 
तथा निचली अदालत के निष्कर्षों पर उचित विचार 
किया जाना चाहिए।

•	 सजा इतनी पर्याप्त होनी चाहिए कि जनता का काननू 
और प्रशासन पर विश्वास बना रह;े हालांकि न्यायालय 
को जनभावनाओ ं या आक्रोश स े प्रभावित नहीं होना 
चाहिए तथा स्वतंत्र रूप स ेनिर्णय लेना चाहिए।

स्रोत: IE

भारतीय प्रवासी नागरिक (OCI)
संदर्भ

•	 सर्वोच्च न्यायालय ने एक भारतीय प्रवासी नागरिक 
(OCI) द्वारा दायर याचिका को खारिज कर दिया, 
जिसमें उसने एनआरआई के समान अधिकारों की मांग 
की थी ताकि वह भारत में वकालत कर सके और राज्य 
बार काउंसिल की सदस्यता प्राप्त कर सके।

OCI योजना

•	 अगस्त 2005 में शरुू की गई।

•	 इसमें उन सभी भारतीय मलू के व्यक्तियों (PIOs) का 
पंजीकरण किया जाता ह ै जो 26 जनवरी 1950 को 
भारत के नागरिक थे या उस तिथि पर नागरिक बनने के 
पात्र थे।

•	 एक OCI कार्डधारक, जो मलूतः विदशेी पासपोर्ट 
धारक होता ह,ै को भारत आने के लिए बहु-प्रवेश, बहु-
उद्देश्यीय आजीवन वीज़ा मिलता ह ैऔर उस ेकिसी भी 

अवधि के प्रवास के लिए स्थानीय पलुिस प्राधिकरण के 
साथ पजंीकरण स ेछूट मिलती ह।ै

OCI कार्डधारको ंके नियम (2021 संशोधन)

•	 संरक्षित, प्रतिबंधित या निषिद्ध क्षेत्रों में जाने के लिए 
अनमुति आवश्यक।

•	 शोध, धार्मिक प्रचार, पत्रकारिता या तबलीगी 
गतिविधियों के लिए विशषे अनमुति आवश्यक।

•	 आर्थिक, वित्तीय और शकै्षिक मामलों में OCI को 
विदशेी नागरिक माना जाएगा (FEMA, 2003 के 
अतंर्गत)।

•	 पात्रता प्रतिबंध: पाकिस्तान या बांग्लादशे के नागरिक 
रह ेमाता-पिता/दादा-दादी वाले व्यक्ति आवेदन नहीं कर 
सकते।

	� विदशेी सैन्यकर्मी (सेवारत या सेवानिवतृ्त) अयोग्य।
	� भारतीय नागरिक या OCI के जीवनसाथी आवेदन कर 

सकते हैं, यदि विवाह कम स ेकम दो वर्ष परुाना हो।

OCI कार्डधारको ंके अधिकारो ंकी सीमाएँ

•	 मतदान नहीं कर सकते।

•	 संसद या राज्य विधानमडंल के सदस्य नहीं बन सकते।

•	 संवैधानिक पद (राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, सर्वोच्च 
न्यायालय/हाई कोर्ट न्यायाधीश) नहीं ले सकते।

•	 सामान्यतः सरकारी रोजगार नहीं कर सकते।

न्यायालय की हालिया टिप्पणी

•	 सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि OCI का दर्जा कुछ 
विशषेाधिकार दतेा ह,ै लेकिन यह भारतीय नागरिकता 
के बराबर नहीं ह।ै

•	 भारतीय नागरिकता अधिवक्ता अधिनियम की धारा 24 
के अतंर्गत नामांकन के लिए अनिवार्य ह।ै

स्रोत: AIR

भारत के विशेष आर्थिक क्षेत्र (EEZ) 
में मछली पकड़ने हेतु एक्सेस पास का 
राष्ट्री य शुभारंभ
संदर्भ

•	  हाल ही में सरकार ने भारत के विशषे आर्थिक क्षेत्र 
(EEZ) में मछली पकड़ने हते ुएक्सेस पास का शभुारंभ 
सभी 13 तटीय राज्यों में किया।
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विशेष आर्थिक क्षेत्र (EEZ)

•	 EEZ समदु्र का वह क्षेत्र ह ैजो किसी दशे के तट स े200 
समदु्री मील तक फैला होता ह,ै जहां उस दशे को समदु्री 
संसाधनों के अन्वेषण और उपयोग का संप्रभ ुअधिकार 
होता ह।ै

•	 दशे 200 समदु्री मील स े अधिक क्षेत्र का दावा कर 
सकते हैं यदि इस ेवैज्ञानिक रूप स ेप्रमाणित कर UN 
महाद्वीपीय शले्फ की सीमाओ ंपर आयोग(CLCS) को 
प्रस्तुत किया जाए।

•	 भारत के समदु्री दावे: 12 समदु्री मील का प्रादशेिक समदु्र 
और 200 समदु्री मील का EEZ।

एक्सेस पास

•	 EEZ नियमों के तहत भारतीय मछुआरों को सशक्त 
बनाने का प्रमखु साधन।

•	 यांत्रिक और बड़े मोटर चालित जहाजों के लिए 
आवश्यक।

•	 नि:शलु्क उपलब्ध, ReALCRaft पोर्टल के माध्यम से।

•	 उद्देश्य:

	� निकट-तट स ेगहरे समदु्र में मछली पकड़ने की ओर 
संक्रमण।

	� मछुआरों को सहकारी समितियों और FFPOs में 
संगठित करना।

	� आय बढ़ाना, बेहतर मलू्य प्राप्त करना और निर्यात-
अनपुालन प्रथाओ ं (जैस ेट्रेसबिलिटी एवं प्रमाणन) 
को बढ़ावा दनेा।

ReALCRaft पोर्टल

•	 NIC और मत्स्य विभाग द्वारा विकसित राष्ट्रीय 
ऑनलाइन मचं।

•	 मछली पकड़ने वाले जहाजों का पंजीकरण, 
लाइसेंसिग, स्वामित्व हस्तांतरण आदि की सवुिधा।

•	 समदु्री उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण(MPEDA) 
और निर्यात निरीक्षण परिषद(EIC) स ेएकीकृत।

•	 मछली पकड़ने और स्वास्थ्य प्रमाणपत्र जारी करने 
की सवुिधा, जो अतंर्राष्ट्रीय बाजारों में समदु्री उत्पादों 
के निर्यात हते ुआवश्यक ह।ै

•	 यह डिजिटल प्रणाली ट्रेसबिलिटी, स्वच्छता 
अनपुालन और पर्यावरण-लेबलिग सनुिश्चित करती 
ह,ै जिसस े भारतीय समदु्री उत्पादों की वैश्विक 
प्रतिस्पर्धात्मकता बढ़ती ह।ै

स्रोत: PIB

धर्म गार्जियन अभ्यास
संदर्भ

•	  भारत–जापान संयकु्त वार्षिक सैन्य अभ्यास धर्म 
गार्जियन का सातवाँ संस्करण उत्तराखडं के चौबटिया 
स्थित विदशेी प्रशिक्षण नोड में प्रारंभ हुआ।

परिचय 

•	 धर्म गार्जियन अभ्यास की शरुुआत 2018 में हुई थी।

•	 यह प्रतिवर्ष आयोजित किया जाता ह ैऔर बारी-बारी स े
भारत तथा जापान में होता ह।ै

•	 इसका मखु्य उद्देश्य सैन्य सहयोग को सदुृढ़ करना तथा 
दोनों सेनाओ ंकी संयकु्त परिचालन क्षमता को बढ़ाना ह ै
ताकि व ेअर्ध-शहरी वातावरण में संयकु्त अभियानों का 
संचालन कर सकें ।

क्या आप जानते हैं?

•	 JIMEX भारत और जापान समदु्री आत्मरक्षा बल 
(JMSDF) के बीच द्विपक्षीय नौसैनिक अभ्यास ह।ै

स्रोत: DDNews

कार्यात्मक विविधता
संदर्भ

•	 एक अध्ययन में पाया गया कि भमूि उपयोग परिवर्तन 
और ऊँचाई में बदलाव उत्तर-पश्चिमी भारतीय हिमालय 
में मकड़ी समदुायों को पनुः आकार द ेरह ेहैं।

कार्यात्मक विविधता क्या है?

•	 कार्यात्मक विविधता मखु्यतः उन भमूिकाओ ंस ेसंबंधित 
ह ैजो प्रजातियाँ किसी पारिस्थितिकी तंत्र में निभाती हैं, 
तथा उनके भौतिक (आकृतिक) या व्यवहारिक (जीवन 
इतिहास) गणु जो उन्हें इन भमूिकाओ ंको निभाने योग्य 
बनाते हैं।
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•	 प्रत्येक प्रजाति अलग-अलग पारिस्थितिकीय कार्य 
करती ह,ै जो मिलकर कार्यात्मक विविधता में योगदान 
दतेी ह।ै

•	 उच्च कार्यात्मक विविधता पारिस्थितिकी तंत्र को अधिक 
स्थिर बनाती ह,ै क्योंकि यदि कोई प्रजाति स्थानीय रूप 

स ेविलपु्त हो जाए तो समान भमूिका निभाने वाली दसूरी 
प्रजाति उसकी भरपाई कर सकती ह।ै

•	 निरंतर कृषि विस्तार और अन्य मानवजनित गतिविधियाँ 
जटिल प्राकृतिक परिदृश्यों को सरल बना सकती हैं, 
जिसस े हिमालयी जैव विविधता कम लचीलेपन वाले 
नए कार्यात्मक ढाँचों की ओर बढ़ सकती ह।ै

स्रोत: DTE
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